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भारत का सं विधान, 1950 -  अनु च्छे द  226 -  पं जाब सिविल से वा नियम,  खं ड II -  आर.  एल. 5.32A (सी) -  

पं जाब सिविल से वा नियम,  खं ड  I -  आरएल  3. 26 (घ) -  अनिवार्य  से वानिवृ त्ति  -  शक्ति का प्रयोग – सिद्धां त पु नः  

उल्लिखित -याचिकाकर्ता  ने  उस पर लगाए गए दं ड के  आदे शों का याचिका में  खु लासा नहीं किया -याचिकाकर्ता  किसी  

भी राहत का हकदार नहीं है -याचिका निरस्त की जाने  योग्य है ।

अभिनिर्धा रित किया गया कि  (क)  किसी कर्मचा री  की समयपू र्व  से वानिवृ त्ति का आदे श पारित होने  से  पहले  

नियोक्ता को प्राकृ तिक न्याय के  सिद्धां तों का पालन करने  की आवश्यकता नहीं है  क्योंकि ऐसा आदे श दं डात्मक नहीं है  

और यह कर्मचा री पर कोई कलं क नहीं डालता है ।हालां कि, जहां  से वानिवृ त्ति का आदे श सजा के  उपाय के  रूप में  पारित 

किया जाता है , नियोक्ता को प्राकृ तिक न्याय के  नियमों और सिद्धां तों के  अनु सार जां च करनी होती है ।

(b) एक कर्मचा री को से वानिवृ त्त करने  का निर्णय  सरकार/उपयु क्त प्राधिकारी द्वारा यह राय बनाने  पर लिया 

जाना है  कि एक सरकारी कर्मचा री को अनिवार्य  रूप से  से वानिवृ त्त करना जनहित में  है ।

(c) यद्यपि  से वा  में  रखे  जाने  वाले  कर्मचा री  की  उपयोगिता  और  योग्यता  के  बारे  में  सरकार  की  सं तु ष्टि 

व्यक्तिपरक है , ले किन इसका गठन प्रासं गिक कारकों पर वस्तु निष्ठ विचार के  आधार पर किया जाना चाहिए।

(d) सरकार या समिति,  जिसे  कर्मचा री के  अभिले ख का मू ल्यां कन करने  का कार्य  सौंपा गया है ,  को मामले  में  

निर्णय  ले ने  से  पहले  से वा के  पू रे  अभिले ख पर विचार करना चाहिए, ले किन कर्मचा री के  अभिले ख और बाद के  वर्षों के  

दौरान उसके  प्रदर्शन  को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।इस तरह से  विचार किए जाने  वाले  रिकॉर्ड  में  के वल  

गोपनीय रिपोर्ट  (खराब के  साथ-साथ अच्छा) और दं ड, यदि कोई हो, की प्रविष्टियां  शामिल होंगी।



(e) यदि प्रतिकू ल रिपोर्ट ,  यदि कोई हो,  पर विचार करने  के  बाद सरकारी कर्मचा री को उच्च पद पर पदोन्नत 

किया जाता है , तो ऐसी रिपोर्ट  अपनी पकड़ खो दें गी।यह सिद्धां त अधिक कठोरता के  साथ लागू  होगा जहां  पदोन्नति 

विशु द्ध रूप से  योग्यता पर आधारित है ।

(f) जहां  सरकार/उपयु क्त प्राधिकारी को किसी कर्मचा री को समय से  पहले  से वानिवृ त्त करने  का अधिकार दे ने  

वाला नियम शां त है , वहां  सरकार समय से  पहले  से वानिवृ त्ति की शक्ति के  प्रयोग के  लिए दिशानिर्दे श निर्धा रित करने  

वाले  प्रशासनिक निर्दे श जारी कर सकती है ।समयपू र्व  से वानिवृ त्ति/अनिवार्य  से वानिवृ त्ति के  लिए कर्मचा री के  मामले  पर 

विचार  करते  समय  इस  तरह  के  दिशानिर्दे शों  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए,  ले किन  उन्हें  सरकार/उपयु क्त 

प्राधिकरण के  विवे क को नियं त्रित करने  के  रूप में  नहीं पढ़ा जा सकता है ।

(g) यदि पिछले  वर्षों के  सं बं ध में  कर्मचा री के  रिकॉर्ड  औसत है  और इतने  अच्छा नहीं हैं ,  ले किन बाद के  वर्षों में  

उसके  प्रदर्शन  में  सकारात्मक सु धार दिखाई दे ता है ,  तो पू र्व -परिपक्व से वानिवृ त्ति की शक्ति के  प्रयोग के  लिए कु छ 

ठोस कारण मौजू द होने  चाहिए।

(h) न्यायालय आम तौर पर अपीलीय प्राधिकारी के  रूप में  कर्मचा री के  से वा रिकॉर्ड  का मू ल्यां कन करके  शक्ति 

के  प्रामाणिक प्रयोग में  हस्तक्षे प नहीं करे गा, ले किन जहां  सरकार या उपयु क्त प्राधिकारी द्वारा ऐसी शक्ति के  प्रयोग 

को नियं त्रित करने  वाले  वै धानिक प्रावधानों के  उल्लं घन से  दूषित किया जाता  है  या  जहां  उपयु क्त प्राधिकारी 

वस्तु निष्ठ तरीके  से  कर्मचा री के  रिकॉर्ड  पर अपना विवे क लगाने  में  विफल रहता है  या जहां  उपयु क्त प्राधिकारी  

बाहरी कारकों पर भरोसा करके  कर्मचा री की उपयोगिता के  बारे  में  राय बनाता है ,  तो न्यायालय के  पास न के वल 

शक्ति है ,  बल्कि से वानिवृ त्ति के  आदे श को अमान्य करने  के  लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने  का 

कर्तव्य  भी है ।

(पै रा 21)

इसके  अलावा, यह अभिनिर्धा रित किया गया कि याचिकाकर्ता  की से वानिवृ त्ति के  लिए जां च समिति द्वारा की गई 

सिफारिशें  और प्रतिवादी सं ख्या 2 द्वारा पारित आदे श, न्यायालय द्वारा हस्तक्षे प की गारं टी दे ने  वाली किसी भी कानू नी 

त्रु टि से  ग्रस्त नहीं हैं ।यह कोई सबू त न होने  का मामला या विवे क का उपयोग न करने  या बाहरी तथ्यों पर विचार करने  

का मामला नहीं है ।इसमें  कोई सं दे ह नहीं है  कि वार्षि क गोपनीय रिपोर्ट  में  कई प्रतिकू ल प्रविष्टियां  निश्चित नहीं हैं , ले किन 

याचिकाकर्ता  द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के  विभिन्न कृ त्यों,  जिनके  लिए उन्हें  सक्षम प्राधिकारी द्वारा दं डित 

किया गया है , पर समिति द्वारा यह राय बनाने  के  लिए उचित रूप से  विचार किया गया है  कि से वा में  उनका आगे  बने  

रहना जनहित में  नहीं है ।सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दं ड के  आदे शों के  साथ एक "औसत से  कम" प्रविष्टि पर्या प्त सामग्री 



का गठन करती है  जिसके  आधार पर कोई भी सामान्य विवे क वाला व्यक्ति एक प्रामाणिक राय बना सकता है  कि 

याचिकाकर्ता  से वा में  बने  रहने  का हकदार नहीं है ।इसलिए, हम श्री हुड्डा से  सहमत नहीं हो पा रहे  हैं  कि विवादित आदे श 

मनमाना है  या विवे क का उपयोग न करने  के  कारण इसे  निरस्त किया जवे । 

(पै रा 22)

इसके  अलावा, यह अभिनिर्धा रित किया गया कि याचिका पर विचार नहीं करने  का एक और कारण है , अर्था त् , 

न्यायालय की असाधारण और न्यायसं गत अधिकारिता का आह्वान करते  हुए याचिकाकर्ता  द्वारा प्रदर्शि त अत्यधिक 

अपमानजनक आचरण।उन्होंने  जानबू झकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दं ड के  विभिन्न आदे शों के  सं दर्भ  से  परहे ज  

किया और यह कहते  हुए अपने  से वा रिकॉर्ड  की एक गु लाबी तस्वीर चित्रित करने  की कोशिश की कि उन्होंने  अपने  पू रे  

से वा जीवन में  अच्छी रिपोर्ट  अर्जि त की है  और हाल के  अतीत की अपनी वार्षि क गोपनीय रिपोर्टों में  बहुत अच्छी और 

उत्कृ ष्ट टिप्पणियां  अर्जि त की हैं , ले किन इस तथ्य के  लिए कि उत्तरदाताओं ने  याचिकाकर्ता  के  से वा रिकॉर्ड  के  काले  पक्ष 

का खु लासा किया है ,  न्यायालय को यह विश्वास करने  के  लिए गु मराह किया गया होगा कि प्रतिवादीगण सं ख्या 2 में  

निहित शक्ति का प्रयोग मनमाने पन और दुर्भा वना से  दूषित है ।याचिकाकर्ता  के  लिए विद्वान वकील ने  यह नहीं बताया कि 

याचिकाकर्ता  ने  सजा के  आदे शों के  बारे  में  रिट याचिका में  उल्ले ख क्यों नहीं किया।इस मामले  में  किसी भी स्पष्टीकरण 

के  अभाव में , हम यह दे खने  के  लिए विवश हैं  कि याचिकाकर्ता  ने  दागी हाथों से  अदालत का दरवाजा खटखटाया है  और 

इसलिए, वह किसी भी अनु ग्रह के  योग्य नहीं है ।

(पै रा 24)

याचिकाकर्ता  की ओर से  अधिवक्ता नरिं दर हुड्डा। 

अमोल रतन, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा, प्रतिवादीगण की ओर से । 

निर्णय  

न्यायमू र्ति  जी. एस. सिं घवी,

(1) याचिकाकर्ता  ने  हरियाणा राज्य के  कर्मचा रियों पर लागू  पं जाब सिविल से वा नियम खं ड I भाग I के  नियम 

3.26 (डी) सहपाठित पं जाब सिविल से वा नियम खं ड II के  नियम 5.32 ए (सी) के  तहत से वा से  अपनी से वानिवृ त्ति 

को चु नौती दी है ।

(2) प्रधान मु ख्य वन सं रक्षक, हरियाणा द्वारा पारित आदे श अनु लग्नक पी-8 की वै धता और औचित्य तय करने  

के  लिए आवश्यक तथ्य यह हैं  कि याचिकाकर्ता  उप रें ज अधिकारी के  रूप में  से वा में  शामिल हुआ था।उन्हें  14 जू न, 



1972 को रें ज अधिकारी के  रूप में  पदोन्नत किया गया था। 25 अप्रै ल, 1990 से  डिवीजनल वन अधिकारी के  पद 

पर पदोन्नति के  उनके  दावे  पर,  जिस तारीख को उनके  कनिष्ठ श्री  माया  राम को  पदोन्नत किया गया  था, 

प्रतिवादीगण द्वारा विचार नहीं किया गया है ।विवादित आदे श से  उन्हें  से वा से  से वानिवृ त्त कर दिया गया है ।

(3) याचिकाकर्ता  ने  निम्नलिखित दो आधारों पर अपनी से वानिवृ त्ति को चु नौती दी हैः —

(i) आक्षे पित कार्य  दुर्भा वना से  दूषित है ; और 

(ii) प्रत्यर्थी सं ख्या 2 द्वारा लिया गया निर्णय  प्रत्यक्षतः मनमाना और अनु चित है । 

(4) प्रतिवादीगण ने  यह कहते  हुए विवादित आदे श को उचित ठहराया  है  कि सक्षम प्राधिकारी  अपने  से वा 

रिकॉर्ड  के  गहन मू ल्यां कन के  बाद इस निष्कर्ष  पर पहुंचे  हैं  कि याचिकाकर्ता  का से वा में  बने  रहना जनहित में  नहीं है ।

(5) श्री नरें द्र हुड्डा ने  तर्क  दिया कि विवादित आदे श को दुर्भा वनापू र्ण  घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि प्रतिवादी 

सं ख्या 2 याचिकाकर्ता  द्वारा सं भागीय वन अधिकारी के  पद पर पदोन्नति के  लिए दावा करने  और 4 सितं बर, 1997 

के  स्थानां तरण के  आदे श को रद्द करने  के  लिए 1997 का सी. डब्ल्यू . पी. सं ख्या 13850 दायर करने  के  कारण भी 

नाराज था। विद्वान वकील ने  तर्क  किया कि प्रतिवादी सं ख्या 2 इस तथ्य को पचा नहीं सका कि उच्च न्यायालय ने  

याचिकाकर्ता  के  स्थानां तरण पर रोक लगा दी है  और इसलिए, जै से  ही उसे  अवसर मिला, उसने  निहित शक्ति का 

दुरुपयोग किया और याचिकाकर्ता  को से वा से  बाहर कर दिया।श्री हुड्डा द्वारा आग्रह कर दूसरा तर्क  यह किया गया 

कि याचिकाकर्ता  के  रिकॉर्ड  में  कोई प्रतिकू ल तथ्य नहीं है  जो एक प्रामाणिक राय बनाने  का आधार बन सकती है  

कि से वा में  उनका बने  रहना जनहित में  नहीं है  या उन्होंने  सार्वज निक से वा के  लिए अपनी उपयोगिता को ख़त्म कर 

दिया है  और इसलिए, विवादित निर्णय  को मनमाना घोषित किया जाना चाहिए और इसे  रद्द कर दिया जाना चाहिए। 

(6) श्री अमोल रतन ने  श्री हुड्डा के  निवे दन का यह तर्क  दे ते  हुए विरोध किया कि याचिकाकर्ता  की से वानिवृ त्ति, 

जो मु ख्य सचिव, वित्त आयु क्त, प्रशासनिक सचिव और विभाग के  प्रमु ख की एक समिति द्वारा उनके  से वा रिकॉर्ड  के  

वस्तु निष्ठ मू ल्यां कन के  आधार पर पारित की गई है ,  किसी भी अवै धता से  ग्रस्त नहीं है ।उन्होंने  प्रस्तु त किया कि 

प्रधान मु ख्य वन सं रक्षक के  खिलाफ लगाए गए दुर्भा वनापू र्ण  आरोप को आधारहीन माना जाना चाहिए क्योंकि  

उन्होंने  उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के  आधार पर विवादित आदे श पारित किया है । 

(7) हमने  सं बं धित दलीलों पर विचार किया है  और मामले  के  रिकॉर्ड  को सावधानीपू र्वक  दे खा है ।पक्षकारों के  

बीच  इस बात  पर  कोई  विवाद  नहीं  है  कि  याचिकाकर्ता  की  पिछले  10  वर्षों  की  वार्षि क  गोपनीय रिपोर्ट  में  

निम्नलिखित प्रविष्टियां  हैंः —



वर्ष श्रे णीकरण

1986-87 औसत

1987-88 अच्छा है ।

1988-89 औसत से  नीचे  (ईमानदारी औसत)

1989-90 अच्छा है ।

1990-91 अच्छा है ।

1991-92 अच्छा है ।

1992-9 93 औसत

1993-9 94 अच्छा है ।

1994- 95 अच्छा है ।

1995-9 96 उत्कृ ष्ट

(8) इस कार्या वधि के  दौरान याचिकाकर्ता  को विभिन्न मामलों में  दं डित किया गया है ,  जिसका विवरण नीचे  

दिया गया हैः —

(1) सोनीपत डिवीजन में  रें ज अधिकारी के  रूप में  काम करते  हुए, याचिकाकर्ता  पर 50 सीमें ट थै लों के  दुरुपयोग 

के  लिए आरोप पत्र दायर किया गया था।उन्होंने  आरोप पत्र का जवाब नहीं दिया।श्री अजै ब सिं ह बाजवा, जिन्हें  

जां च अधिकारी के  रूप में  नियु क्त किया गया था,  ने  उन्हें  45 सीमें ट बै गों के  दुरुपयोग का दोषी ठहराया।

उन्हें  3 मई, 1988 के  पत्र के  साथ जां च रिपोर्ट  की एक प्रति भे जी गई थी, ले किन याचिकाकर्ता  ने  कोई जवाब 

नहीं दिया।अंत में ,  याचिकाकर्ता  पर सं चयी प्रभाव के  साथ एक वृ द्धि को रोकने  का जु र्मा ना लगाया गया-

आदे श सं ख्या 90/सी. एफ. एन., दिनां क 15 सितं बर, 1988 के  माध्यम से । 

(2) जब उन्होंने  1977-78 के  दौरान करनाल में  रें ज अधिकारी के  रूप में  काम किया, तो उनके  खिलाफ सामग्री, 

स्टोर की वस्तु ओं और लकड़ी की कमी पाई गई।उन्हें  नियमित विभागीय जां च में  दोषी पाया गया।17 मई, 



1990 के  आदे श द्वारा,  मु ख्य वन सं रक्षक ने  याचिकाकर्ता  के  वे तन से  5,792 रुपये  की वसू ली का आदे श 

दिया।  

(3) पानीपत (पी) रें ज का प्रभार नहीं सौंपने  और उच्च प्राधिकारी के  आदे शों का पालन न करने  के  लिए उन्हें  29 

जू न,  1990  के  आदे श के  माध्यम से  निलं बित  कर दिया  गया  था।प्रधान मु ख्य वन सं रक्षक ने  उनका 

स्पष्टीकरण माँ गा था ले किन याचिकाकर्ता  ने  कोई जवाब नहीं दिया। 30 अप्रै ल, 1991 के  एक आदे श द्वारा 

उन्हें  29 जू न, 1990 से  2 अगस्त, 1990 तक की अवधि के  लिए कर्तव्य  से  अनु पस्थित माना गया था। 

(4) कहा जाता है  कि सोनीपत में  रें ज अधिकारी के  रूप में  काम करते  हुए उन्होंने  रु. 22, 465 के  गै र-स्वीकृ त 

वाउचर जारी किए थे  ।उनका स्पष्टीकरण मां गा गया ले किन याचिकाकर्ता  ने  कोई जवाब नहीं दिया।अंततः 

वन सं रक्षक (उत्तर)  ने  9  मार्च , 1992 को  22,465.10 रुपये  की वसू ली के  लिए आदे श पारित किया  (इस 

सं बं ध में  याचिकाकर्ता  ने  प्रतिकृ ति में  कहा है  कि उसके  खिलाफ लगाया गया आरोप सही नहीं था और 

इसलिए, उससे  कोई वसू ली नहीं की गई थी)।

(9) उपरोक्त के  प्रकाश में  याचिकाकर्ता  के  रिकॉर्ड  में  उपलब्ध अनु कू ल और प्रतिकू ल कारकों का अवलोकन  

कर यह तय किया जाना है  कि क्या पं जाब सिविल से वा नियमों के  नियम 3.26 (डी)  सहपाठित नियम 5.32A (सी) 

खं ड II के  तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा शक्ति का प्रयोग, दुर्भा वनापू र्ण ,  मनमाने पन या किसी भी पे टें ट अवै धता के  

कारण दूषित है ।हालाँ कि, यह निर्णय  ले ने  से  पहले ,  प्रासं गिक वै धानिक प्रावधानों और इस विषय पर कु छ न्यायिक 

उदाहरणों का विश्ले षण करना उचित होगा। 

(10) पं जाब सिविल से वा का नियम  3.26 (ए)  और  (डी),  खं ड  I,  जै सा कि हरियाणा राज्य में  लागू  होता है , 

निम्नानु सार हैः -

“ 3.26 अनिवार्य  से वानिवृ त्तिः

(क) जै सा कि इस नियम के  अन्य खं डों में  अन्यथा प्रावधान किया गया है , प्रत्ये क सरकारी कर्मचा री उस 

महीने  के  अंतिम दिन दोपहर को से वा से  से वानिवृ त्त होगा जिसमें  वह 58 वर्ष  की आयु  प्राप्त करता है ।

सार्वज निक हित में  सक्षम प्राधिकारी की मं जू री  के  साथ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, 

अनिवार्य  से वानिवृ त्ति की आयु  के  बाद उसे  से वा में  नहीं रखा जाना चाहिए, जिसे  लिखित रूप में  दर्ज  

किया जाना चाहिए।

XX XX XX XX XX



(घ)  नियु क्ति प्राधिकारी,  यदि उसकी राय है  कि ऐसा करना लोक हित में  है ,  तो उसे  चतु र्थ  श्रे णी के  

सरकारी कर्मचा री के  अलावा किसी भी सरकारी कर्मचा री को कम से  कम तीन महीने  का लिखित 

नोटिस या ऐसे  नोटिस के  बदले  में  तीन महीने  का वे तन और भत्ते  दे कर से वानिवृ त्त करने  का पू र्ण  

अधिकार होगाः—

(i) यदि वह प्रथम श्रे णी या द्वितीय श्रे णी की से वा या पद पर है  और पैं तीस वर्ष  की आयु  प्राप्त करने  से  

पहले , पचास वर्ष  की आयु  प्राप्त करने  के  बाद, सरकारी से वा में  प्रवे श कर चु का है ; और

(ii) (क) यदि वह तृ तीय श्रे णी की से वा या पद पर है ; या

(ख) यदि वह प्रथम श्रे णी या द्वितीय श्रे णी की से वा या पद पर है  और सरकारी से वा में  प्रवे श पैं तीस 

वर्ष  की आयु  प्राप्त करने  के  बाद , पचास वर्ष  की आयु  प्राप्त करने  के  बाद

सरकारी कर्मचा री नोटिस अवधि के  बदले  में  तीन महीने  के  वे तन और भत्तों के  भु गतान पर तु रं त से वानिवृ त्त 

हो जाएगा और उसके  बाद से वा में  नहीं होगा।

(ङ) चतु र्थ  श्रे णी के  सरकारी कर्मचा री के  अलावा कोई अन्य सरकारी कर्मचा री, नियु क्ति प्राधिकरण को 

कम से  कम तीन महीने  का लिखित नोटिस दे कर से वा से  से वानिवृ त्त हो सकता है  - 

(i) यदि वह प्रथम या द्वितीय श्रे णी की से वा या पद पर है  और पचास वर्ष  की आयु  प्राप्त करने  

के  बाद पैं तीस वर्ष  की आयु  प्राप्त करने  से  पहले  सरकारी से वा में  प्रवे श कर चु का है ; और

(ii) (क) यदि वह तृ तीय श्रे णी की से वा में  है ; या (ख) यदि वह प्रथम या द्वितीय श्रे णी की से वा 

या पद पर है  और पचास वर्ष  की आयु  प्राप्त करने  के  बाद सरकारी से वा में  प्रवे श किया हैः

बशर्ते  कि इस खं ड के  तहत से वानिवृ त्त होने  की इच्छा रखने  वाले  किसी सरकारी कर्मचा री की अनु मति को 

निलं बन के  तहत  रोकने  के  लिए नियु क्ति प्राधिकरण योग्य होगा।”

(11) सरकार द्वारा दिनां कित 16.8.1983 के  पत्र के  माध्यम से  जारी किए गए निर्दे श, जो विवाद के  कें द्र में  हैं , 

नीचे  पु नः प्रस्तु त किए गए हैंः — 

“मु झे  हरियाणा सरकार के  पत्र सं .  3586-4 GSI-75,  दिनां कित  30.6.1975  और पत्र सं .  3575-4 GSI-

<ID5, दिनां कित 9.8.1975 की ओर आपका ध्यान आकर्षि त करने  का निर्दे श दिया गया है । 30.6.1975 

दिनां कित पत्र के  साथ सं लग्न प्रोफार्मा  10 में  यह सू चित करना आवश्यक है  कि क्या किसी अधिकारी की 50 

प्रतिशत गोपनीय रिपोर्ट  अच्छी है ।



2. अब सरकार ने  इस मामले  पर विचार करने  के  बाद निर्णय  लिया है  कि 55 वर्ष  की आयु  से  परे  से वा में  विस्तार 

के वल उन अधिकारियों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने  पिछले  10 वर्षों की से वा के  दौरान 70 प्रतिशत अच्छी 

रिपोर्ट  अर्जि त की हो।तदनु सार, एक सं शोधित प्रारूप इसके  साथ सं लग्न है ।

3. राजपत्रित अधिकारियों को  50  वर्ष  की आयु  से  अधिक की से वा के  लिए विस्तार दे ने  के  मामले  में ,  यह 

आवश्यक है  कि उन्होंने  पिछले  निर्णय  के  अनु सार पिछले  10  वर्षों के  दौरान  50  प्रतिशत अच्छी रिपोर्ट  

अर्जि त की हो।अधिकारी को औसत रिपोर्ट  की सू चना दी जानी चाहिए।यदि ऐसी रिपोर्ट  के  खिलाफ 6 महीने  

के  भीतर एक अभ्यावे दन प्राप्त होता है , तो उसी पर निर्णय  लिया जाना चाहिए।

इन निर्दे शों के  अनु सार कार्रवा ई भविष्य में  की जा सकती है  और इन निर्दे शों को सभी सं बं धितों द्वारा नोट किया 

जाना चाहिए।”

(12) किसी कर्मचा री को से वानिवृ त्ति की आयु  प्राप्त करने  से  पहले  से वानिवृ त्त करने  के  लिए सक्षम प्राधिकारी 

को निहित शक्ति की प्रकृ ति सर्वोच्च न्यायालय और अन्य सभी न्यायालयों द्वारा निर्णयों  का विषय बन गई है । इस 

विषय पर कु छ निर्णय  इस प्रकार हैंः -

(i) भारत सं घ बनाम जे . एन. सिन्हा और एक अन्य,1

(ii) भारत सं घ आदि बनाम एम. ई. रे ड्डी और अन्य।

(iii) बृ ज बिहारी लाई अग्रवाल बनाम मध्य प्रदे श का माननीय उच्च न्यायालय और अन्य,

(iv) बलदे व राज चड्ढा बनाम भारत सं घ और अन्य, 

(v) 'एच. सी. गार्गी बनाम'हरियाणा राज्य, 

(vi) बृ ज मोहन सिं ह चोपड़ा बनाम पं जाब राज्य, 

(vii) राम एकबल शर्मा  बनाम बिहार राज्य और दूसरा, 

(viii) श्री बै कुं था नाथ दास और एक अन्य बनाम मु ख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा और एक अन्य, 

(ix) डाक और तार बोर्ड  बनाम सी. एस. एन. मू र्ति , 

(x) एस. रामचं द्र राजू  बनाम उड़ीसा राज्य, 

(xi) नरसिं ह पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य, 

(xii) सु खदे व बनाम आयु क्त, अमरावती प्रभाग, अमरावती और दूसरा,2

(xiii) हरियाणा राज्य बनाम सू रज माई हुड्डा,3

1 ए. आई. आर.1971 एस. सी. 4
2 1996 (4) एस. एल. आर. 8

3 1991 (1) आर. एस. जे. 450



(xiv) के . के . वै द बनाम हरियाणा राज्य,4

(xv) दया नं द बनाम हरियाणा राज्य और दूसरा,5

(xvi) राम किशन बनाम हरियाणा राज्य,6

(xvii) चं दर भान आर्य  बनाम सरकार के  सचिव, हरियाणा और एक अन्य7

(xviii) धरम सिं ह बनाम हरियाणा राज्य और दूसरा8

(13)  जे  न सिन्हा (उपरोक्त ) मामले  में  जो क़ानू न निर्धा रित किया गया वो इस प्रकार है  -

"सं बं धित प्राधिकरण को जो अधिकार दिये  गये  है  वे  पू र्ण  हैं  ।उस शक्ति का प्रयोग नियमों में  उल्लिखित शर्तों के  

अधीन किया जा सकता है ,  जिनमें  से  एक यह है  कि सं बं धित प्राधिकारी की राय होनी चाहिए कि ऐसा करना 

सार्वज निक हित में  है ।यदि उस प्रामाणिकता से  वह राय बनती है ,  तो उस राय की यथार्थता  को अदालतों के  

समक्ष चु नौती नहीं दी जा सकती है ।पीड़ित पक्ष के  लिए यह तर्क  दे ना खु ला है  कि अपे क्षित राय नहीं बनाई गई है  

या निर्णय  सं पार्श्वि क आधारों पर आधारित है  या यह है  कि एक मनमाना निर्णय  है । 

अनिवार्य  से वानिवृ त्ति  का  कोई दीवानी  परिणाम नहीं  है ।उपरोक्त नियम  56 (जे )  का  उद्दे श्य सरकारी 

कर्मचा रियों  के  खिलाफ  कोई  दं डात्मक  कार्रवा ई  करना  नहीं  है ।यह  नियम  के वल  सं विधान  के  

अनु च्छे द 310 में  सन्निहित आनं द सिद्धां त के  पहलु ओं में  से  एक का प्रतीक है ।नियम के  तहत प्रदत्त 

शक्ति का प्रयोग करते  समय विभिन्न विचारों को उचित प्राधिकरण के  साथ तौला जा सकता है ।कु छ 

मामलों में , सरकार महसू स कर सकती है  कि एक विशे ष पद जनहित में  एक अधिकारी द्वारा अधिक 

उपयोगी रूप से  आयोजित किया जा सकता है  जो एक से  अधिक सक्षम हो।ऐसा हो सकता है  कि जो 

अधिकारी इस पद पर है  वह अक्षम न हो,  ले किन उपयु क्त प्राधिकारी अधिक कु शल अधिकारी 

रखना पसं द कर सकता है ।यह आगे  भी हो सकता है  कि कु छ प्रमु ख पदों में  जनहित की आवश्यकता 

हो सकती है  कि निस्सं दे ह क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होना चाहिए।इस तथ्य से  कोई इनकार 

नहीं है  कि सभी सं गठनों में  और विशे ष रूप से  सरकारी सं गठनों में , मृ त लकड़ी अच्छी मात्रा में  हैं  ।इसे  
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काटना जनहित में  आवशक है  ।मौलिक नियम 56 (जे ) सरकारी कर्मचा री के  व्यक्तिगत अधिकारों 

और जनता के  हितों के  बीच सं तु लन रखता है ।जबकि सरकारी कर्मचा री को न्यू नतम से वा की गारं टी 

दी जाती है , सरकार को अपने  तं त्र को सक्रिय करने  और उन लोगों को अनिवार्य  रूप से  से वानिवृ त्त 

करके  इसे  और अधिक कु शल बनाने  की शक्ति दी जाती है  जो उसकी राय में  जनहित में  नहीं होने  

चाहिए।”

(14) भारत सं घ आदि में  वि. एम.ई. रे ड्डी और एक अन्य (ऊपर), कानू न के  प्रस्ताव को निम्नलिखित शब्दों में  कहा 

गया हैः — 

“कर्मचा री पर्या प्त सं ख्या में  वर्षों की से वा करने  के  बाद अनिवार्य  से वानिवृ त्ति पू र्ण  पें शन के  लिए अर्हता   

प्राप्त करने  के  बाद न तो कोई सजा है  और न ही कोई कलं क है  जिससे  सं विधान के  अनु च्छे द 311 (2) 

के  प्रावधानों को आकर्षि त किया जा सके ।नियम का उद्दे श्य राज्य से वाओं में  दक्षता और पहल के  उच्च 

मानक को बनाए रखने  के  लिए मृ त लकड़ी को निकालना है ।आगे  यह स्पष्ट करते  हुए दे खा गया कि ऐसे  

अधिकारी हो सकते  हैं  जो भ्रष्ट या सं दिग्ध सत्यनिष्ठा के  हों और जिन्हें  सार्वज निक हित में  अनिवार्य  

रूप से  से वानिवृ त्त होने  के  लिए उपयु क्त माना जा सकता है , क्योंकि वे  अपने  कार्यका ल के  अंतिम चरण 

में  पहुँच चु के  हैं  और उनकी से वानिवृ त्ति से  कोई सं दे ह नहीं होगा और न ही कोई दीवानी परिणाम होगा।

बे शक, यह कहा जा सकता है  कि अगर ऐसे  अधिकारियों को काम जारी रखने  की अनु मति दी जाती, तो 

वे  से वानिवृ त्ति की सामान्य तारीख तक अपना वे तन निकाल ले ते ।ले किन यह एक पू र्ण  अधिकार नहीं है  

जिसका दावा एक अधिकारी द्वारा किया जा सकता है  जिसने  30 वर्ष  की से वा की है  या  50 वर्ष  की  

आयु  प्राप्त कर ली है ।”

(15) समयपू र्व  से वानिवृ त्ति के  नियम के  उद्दे श्य को समझाते  हुए, अधिपतियों ने  कहाः—

“हमें  ऐसा लगता है  कि इस नियम का मु ख्य उद्दे श्य कार्य  में  समर्पण  और शु ष्क गतिशीलता की भावना  

पै दा करना है  ताकि प्रशासन में  शु द्धता और स्वच्छता सु निश्चित की जा सके  जो कि समय की सबसे  

बड़ी आवश्यकता है  क्योंकि राज्य से वाएँ हमारे  महान लोकतं त्र के  स्तं भों में  से  एक हैं ।से वा के  घटक का 

कोई भी तत्व जो शिथिल या भ्रष्ट, अक्षम या निशान तक नहीं पाया जाता है  या उसकी उपयोगिता 

समाप्त हो गई है , उसे  समाप्त करना होगा।

(16) ”न्यायिक समीक्षा की शक्ति के  दायरे  पर टिप्पणी करते  हुए, उनके  अधिपतियों ने  टिप्पणी कीः  



“जनहित का सु रक्षा कवच इस नियम के  तहत शक्ति के  किसी भी  दुरुपयोग या रं गीन प्रयोग के  

खिलाफ सबसे  शक्तिशाली और सबसे  मजबू त सु रक्षा कवच है ।इसके  अलावा, जब न्यायालय का यह 

समाधान हो जाता है  कि नियम के  तहत शक्ति का प्रयोग अधिकार क्षे त्र का एक रं गीन प्रयोग है  या 

मनमाना या दुर्भा वनापू र्ण  है  तो इसे  हमे शा रद्द किया जा सकता है ।” 

(17) श्री बै कुं थ नाथ दास बनाम मु ख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा (ऊपर) में , सर्वोच्च न्यायालय के  

अधिपतियों ने  विभिन्न निर्णयों  की समीक्षा की, जिनमें  से  अधिकां श को ऊपर सं दर्भि त किया गया है  

और फिर निम्नलिखित सिद्धां तों को निर्धा रित किया गया हैः — 

“(i)  अनिवार्य  से वानिवृ त्ति का आदे श कोई दं ड नहीं है ।इसका मतलब कोई कलं क नहीं है  और न ही  

दुर्व्यव हार का कोई सु झाव है ।

(ii) सरकार द्वारा यह राय बनाने  पर आदे श पारित किया जाना चाहिए कि किसी सरकारी कर्मचा री को 

अनिवार्य  रूप से  से वानिवृ त्त करना जनहित में  है ।यह आदे श सरकार की व्यक्तिपरक सं तु ष्टि पर  

पारित किया जाता है ।

(iii) अनिवार्य  से वानिवृ त्ति के  आदे श के  सं दर्भ  में  प्राकृ तिक न्याय के  सिद्धां तों का कोई स्थान नहीं है ।

इसका मतलब यह नहीं  है  कि न्यायिक जां च को पू री  तरह से  बाहर रखा गया  है ।यद्यपि उच्च 

न्यायालय या यह न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय के  रूप में  मामले  की जां च नहीं करे गा,  वे  

हस्तक्षे प कर सकते  हैं  यदि वे  सं तु ष्ट हैं  कि आदे श पारित किया गया है  (ए) दुर्भा वनापू र्ण , या (बी) कि 

यह किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है ,  या  (सी)  यह इस अर्थ  में  "मनमाना"  है  कि कोई भी उचित 

व्यक्ति दी गई सामग्री पर अपे क्षित राय नहीं बनाएगाःसं क्षे प में , यदि यह विकृ त क्रम पाया जाता है । 

सरकार (या यथास्थिति समीक्षा समिति) को इस मामले  में  निर्णय  ले ने  से  पहले  से वा के  पू रे  रिकॉर्ड  

पर विचार करना होगा।

(iv) बाद के  वर्षों के  दौरान अभिले ख और प्रदर्शन  को अधिक महत्व दे ने  वाला पाठ्यक्रम।इस तरह से  

विचार किए जाने  वाले  रिकॉर्ड  में  स्वाभाविक रूप से  गोपनीय रिकॉर्ड /चरित्र सू ची में  प्रविष्टियां  

शामिल  होंगी,  अनु कू ल  और  प्रतिकू ल  दोनों।यदि  प्रतिकू ल  प्रतिक्रियाओं  के  बावजू द  सरकारी 

कर्मचा री को उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है , तो इस तरह की टिप्पणियों से  उनका नु कसान 

होता है , विशे ष रूप से  यदि पदोन्नति योग्यता (चयन) पर आधारित है  न कि वरिष्ठता पर।



(v) अनिवार्य  से वानिवृ त्ति  का  आदे श के वल यह दिखाने  पर कि इसे  पारित करते  समय असं सदीय  

प्रतिकू ल टिप्पणियों को भी ध्यान में  रखा गया था, न्यायालय द्वारा रद्द करने  के  लिए उत्तरदायी नहीं 

है ।वह परिस्थिति अपने  आप में  हस्तक्षे प का आधार नहीं हो सकती।”

(18) के . के . वै द्य बनाम हरियाणा सरकार में  इस न्यायालय की खं ड पीठ ने  हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए 

गए निर्दे शों को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि यह किसी कर्मचा री को से वा में  बनाए रखा जाना चाहिए या नहीं, 

यह तय करने  के  लिए सक्षम प्राधिकारी की शक्ति का अतिक्रमण है ।उस निर्णय  का अनु पात निम्नलिखित टिप्पणियों में  

पाया जा सकता हैः —

इन निर्दे शों की अभिव्यक्ति की सरलता और उनके  दायरे  की व्यापकता चौंकाने  वाली है । इन 

निर्दे शों के  अनु सार कर्मचा री की से वा में  बने  रहने  की वां छनीयता के  बजाय से वा में  बने  रहने  के  

लिए उसकी सकारात्मक योग्यता पर जोर दिया गया है । जै सा कि ऊपर बताया गया है ,  यह 

दृष्टिकोण पू री तरह से  गलत है  और स्पष्ट रूप से  मृ त लकड़ी के  परीक्षण के  विपरीत है । जै सा 

कि पहले  बताया गया है , नियम 3.26 (ए) के  तहत एक सरकारी कर्मचा री उस महीने  के  आखिरी 

दिन की दोपहर को से वा से  से वानिवृ त्त हो जाता है , जिसमें  वह 58 वर्ष  की आयु  प्राप्त कर ले ता है , 

यानी, उसे  आम तौर पर तब तक सरकारी से वा में  बने  रहना होता है । उस समय. जै सा कि ऊपर 

उल्ले ख किया गया है ,  विवादित निर्दे शों को पढ़ने  से  स्पष्ट रूप से  पता चलता है  कि सरकारी 

अधिकारी 55 वर्ष  की आयु  में  एक सरकारी कर्मचा री की से वानिवृ त्ति मानते  हैं । यही कारण है  कि 

निर्दे शों में  लिखा है , "कर्मचा रियों/अधिकारियों को 55 वर्ष  की आयु  से  अधिक का विस्तार इस 

शर्त  के  साथ दिया जा सकता है  कि पिछली 10 गोपनीय रिपोर्टों में  से  70% से  अधिक अच्छी या 

उससे  ऊपर हों।"  यह पू री तरह से  नियम  3.26 (ए)  के  अक्षरशः और भावना के  विपरीत है । 

इसलिए, इन निर्दे शों को इस नियम के  खं ड (ए) और (डी) का उल्लं घन माना जाना चाहिए।”

(19)  निर्णय  के  पै रा 10 में  यह निम्नलिखित रूप में  दे खा गया थाः—

“"औसत" शब्द का अर्थ  मध्यम या साधारण से  अधिक कु छ नहीं है ।समय से  पहले  से वानिवृ त्ति के  उद्दे श्य 

से  एक  कर्मचा री  के  से वा  रिकॉर्ड  की  जां च  करते  समय  तीन  स्थितियां  उत्पन्न  हो  सकती  हैं ।वह  

सकारात्मक रूप से  अच्छा या सकारात्मक रूप से  बु रा हो सकता है  और न तो अच्छा हो सकता है  और 

न ही बु रा।यह के वल अंतिम श्रे णी है  जिसका मू ल्यां कन या मू ल्यां कन औसत के  रूप में  किया जा सकता 

है ।हालाँ कि इन निर्दे शों के  आलोक में  यह ध्यान रखना दिलचस्प है  कि हरियाणा।सरकार उम्मीद करती 



है  कि उसके  सभी कर्मचा री न के वल औसत से  ऊपर होंगे , बल्कि कु छ और भी, यानी अच्छा या उससे  

ऊपर, फिर भी यह मानना मु श्किल लगता है  कि औसत प्रविष्टि को प्रतिकू ल प्रविष्टि के  रूप में  लिया 

जाना चाहिए।के वल सकारात्मक रूप से  खराब कर्मचा रियों के  मामले  में  ही सरकार को ऊपर निर्दि ष्ट 

नियम 3.26  के  खं ड  (घ)  के  सं दर्भ  में  कम उम्र में  उन्हें  से वानिवृ त्त करने  के  लिए उचित ठहराया जा  

सकता है ।”

(20) के . के . के . वै द (स्के सिया (सु प्रा)) के  फै सले  को दया नं द के  मामले  (सु प्रा) में  पू र्ण  पीठ द्वारा आंशिक रूप से  

उलट दिया गया है ।पू र्ण  पीठ के  निर्णय  का पै रा 21, जिसमें  इस विषय पर चर्चा  शामिल है , नीचे  दिया गया हैः — 

“जब किसी अधिकारी के  पू रे  से वा रिकॉर्ड  पर विचार किया जाता है ,  विशे ष रूप से  बाद के  वर्षों के  रिकॉर्ड  पर, 

उसमें  सभी प्रविष्टियों का प्रभाव/छाप एकत्र की जानी है  और यह के वल ऐसे  रिकॉर्ड  से  है  कि नियु क्ति  

प्राधिकरण को  यह  तय करना  है  कि  किसी  सरकारी  कर्मचा री  को  अनिवार्य  रूप से  से वानिवृ त्त  करना  

सार्वज निक हित में  होगा या नहीं।से वा अभिले ख में  अभिलिखित  "औसत"  की एक या कु छ प्रविष्टियों को 

महत्व दे ने  के  सं बं ध में  न्यायालयों द्वारा व्यक्त की गई राय को "कानू न का नियम" नहीं माना जा सकता है  

जिसका बाद के  मामलों में  पालन किया जा सकता है ।प्रतिकू ल टिप्पणियों को सं प्रे षित करने  का उद्दे श्य एक 

सरकारी अधिकारी को ऐसे  अधिकारी के  रूप में  अपने  आचरण और कार्यप्र णाली में  सु धार करने  का अवसर 

दे ना है ।यदि राज्य सरकार एक नीति के  रूप में  निर्णय  ले ती है  कि "औसत" रिपोर्ट  जो सं चारित की जाती हैं , 

उन्हें  प्रतिकू ल माना जाना चाहिए और सरकारी अधिकारियों की अनिवार्य  से वानिवृ त्ति के  प्रश्न पर निर्णय  ले ते  

समय ध्यान में  रखा जाना चाहिए, तो ऐसे  निर्दे शों में  कोई त्रु टि नहीं पाई जा सकती है ।इस तरह की टिप्पणियां  

होंगी प्रतिकू ल के  रूप में  माना जाता है , हालां कि सामान्य रूप से , शाब्दिक रूप से  वे  बे हद खराब नहीं हो सकते  

हैं ।जब के . के . वै द का मामला तय किया गया तो सरकारी अधिकारियों को "औसत" की प्रतिकू ल टिप्पणियों 

के  सं चार के  सं बं ध में  हरियाणा सरकार के  निर्दे श मौजू द नहीं थे ।अब जब ऐसे  निर्दे श के  आलोक में  इस तरह 

के  प्रश्न की जां च की जानी है , तो के . के . वै द के  मामले  में  निर्धा रित कानू न के  नियम का पालन नहीं किया जा 

सकता है ।अन्यथा भी के . के . वै द के  मामले  में  निर्णय , कि के वल 70 प्रतिशत से  अधिक "अच्छी" रिपोर्ट  रखने  

वाले  सरकारी अधिकारियों को से वा में  बनाए रखने  के  राज्य सरकार के  निर्दे श नियम 3.26 की भावना के  

विपरीत हैं ,  को अच्छा कानू न नहीं माना जा सकता है ।नियम 3.26 (ए) के  तहत, जै सा कि ऊपर पु नः प्रस्तु त 

किया गया है , सरकारी कर्मचा री को 58 वर्ष  की आयु  प्राप्त करने  पर से वानिवृ त्त होना है  और उससे  आगे  उसे  

सार्वज निक हित में  सक्षम प्राधिकारी की मं जू री के  साथ के वल असाधारण परिस्थितियों में  से वा में  रखा जा 

सकता है ।नियम 3.26 (घ)  की व्याख्या करते  समय लोक हित को किसी व्यक्ति को  55  वर्ष  की आयु  से  



अधिक से वा में  बने  रहने  की अनु मति दे ने  के  सं दर्भ  में  दे खा जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से  न के वल औसत 

बल्कि मे धावी रिकॉर्ड  वाले  व्यक्तियों को विस्तार की अनु मति दी जानी चाहिए और यह लोक हित की से वा  

करे गा।आम तौर पर मे धावी व्यक्तियों को ऐसे  अधिकारियों के  विस्तार की अनु मति दे ने  की आड़ में  पदोन्नति 

से  वं चित नहीं किया जाना चाहिए जो अच्छे  अधिकारी या मे धावी अधिकारी हैं ।यह के वल एक अपवाद है  कि 

दर्ज  किए जाने  वाले  कारणों और असाधारण परिस्थितियों में  से वा में  विस्तार की अनु मति दी जानी चाहिए।

नियम 3.26 (डी) में  प्रयु क्त वाक्यां श पू री तरह से  अलग है , हालां कि उसमें  भी सार्वज निक हित का तत्व प्रमु ख 

है ।यदि सरकार की राय है  कि वह प्रथम और द्वितीय श्रे णी की से वा में  55  वर्ष  की आयु  पू री करने  वाले  

अधिकारी को या 35 वर्ष  की से वा पू री करने  के  बाद सरकारी कर्मचा री को अनिवार्य  रूप से  से वानिवृ त्त करने  

का पू र्ण  अधिकार दे ती है , तो सरकार को पू र्ण  अधिकार दिया गया है ।यह राय व्यक्तिपरक है  ले किन डे टा पर 

बनाई गई है ,  यानी पू रे  से वा रिकॉर्ड  के  मू ल्यां कन पर,  विशे ष रूप से  बाद के  वर्षों के  से वा रिकॉर्ड  पर।"पू र्ण  

अधिकार" शब्द का उपयोग महत्वपू र्ण  है  कि कोई भी सरकारी कर्मचा री यह दावा नहीं कर सकता है  कि उसे  

58  वर्ष  की आयु  तक निर्धा रित समय से  आगे  से वा में  बनाए रखा जाना चाहिए ,  जब राज्य सरकार की 

कार्रवा ई को मनमाना या दुर्भा वनापू र्ण  माना जाता है  कि इस पर न्यायालय में  सवाल उठाया जा सकता है ।  

चूँ कि राज्य को किसी भी सरकारी कर्मचा री को से वानिवृ त्त करने  का पू र्ण  अधिकार है , इसलिए यह माना जाता 

है  कि राज्य सरकार इस विषय पर निर्दे श जारी कर सकती है  जो इस नियम के  तहत आदे श पारित करते  

समय सक्षम प्राधिकारी को ध्यान में  रखने  के  लिए दिशानिर्दे शों की प्रकृ ति में  होगा।1983 में  सरकार द्वारा 

जारी  किए गए निर्दे श कि पिछले  दस वर्षों में  70  प्रतिशत या उससे  अधिक अच्छा रिकॉर्ड  रखने  वाले  

अधिकारियों को 55 वर्ष  से  अधिक समय तक बनाए रखने  की अनु मति दी जाए, नियम 3.26 (ए) या (डी) 

का उल्लं घन नहीं करते  हैं ।के .  के .  वै द के  मामले  में  खं ड पीठ का दृष्टिकोण कि 1983 के  उपरोक्त निर्दे श 

निर्णय  के  पै रा  9  में  उल्लिखित नियम  3.26 (ए)  के  अक्षर और भावना के  खिलाफ थे ,  को अच्छा कानू न 

निर्धा रित करने  के  रूप में  स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।नियम 3.26 (ए) या (डी. डी.) में  अंतर्नि हित मृ त 

लकड़ी को हटाने  की अवधारणा अंतर्नि हित है ,  ले किन आदे श पारित करने  के  लिए इसमें  उपलब्ध एकमात्र 

आधार नहीं है ।इसे  जे . एन. सिन्हा के  मामले  और बै कुं था नाथ के  मामले  में  उल्लिखित अन्य आधारों के  साथ 

पढ़ा जाना चाहिए, अर्था त इन नियमों का उद्दे श्य राज्य से वाओं में  दक्षता और पहल के  उच्च मानक को बनाए 

रखना भी है ।राज्य से वाओं के  कामकाज में  समर्पण  और गतिशीलता की भावना होनी चाहिए।ऐसे  अधिकारी 

जो लापरवाह,  भ्रष्ट,  अक्षम या पर्या प्त नहीं हैं  और जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चु की है ,  उन्हें  हटा दिया 

जाना चाहिए।इस प्रकार, यह विचार व्यक्त किया गया है  कि नियम 3.26 के वल मृ त लकड़ी को काटने  के  



लिए आकर्षि त किया जाएगा, सही नहीं है ।ध्यान में  रखने  के  लिए विभिन्न कारण हो सकते  हैं , जो सार्वज निक 

हित का गठन करें गे  कि नियम 3.26 (डी)  के  तहत आवश्यक आदे श पारित किया जा सकता है  जै सा कि 

ऊपर सं क्षे प में  दे खा गया है ।”

(21)  रामिकिशानि  बनाम  हरियाणा राज्य (उपर्यु क्त) 1 (हममें  से  किसी  एक  का  निर्णय ),  न्यायालय  ने  

निम्नलिखित शब्दों में  ऐसे  मामलों में  न्यायिक समीक्षा के  दायरे  को रे खां कित कियाः— 

“अनिवार्य  से वानिवृ त्ति से  सं बं धित मामलों में  न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति के  प्रयोग के  लिए कोई 

कठोर और ते ज़ नियम निर्धा रित नहीं किया जा सकता है  और कोई स्ट्रै ट-जै के ट सू त्र निर्धा रित नहीं किया जा 

सकता है ।अनिवार्य  से वानिवृ त्ति के  प्रत्ये क मामले  में ,  जिस पर न्यायालय के  समक्ष हमला किया जाता है ।

न्यायालय से  यह जां च करने  की अपे क्षा की जाती है  कि क्या अनिवार्य  से वानिवृ त्ति की शक्ति का प्रयोग किसी 

सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है  और क्या सक्षम प्राधिकारी ने  यह राय बनाने  के  लिए उसके  समक्ष रखी 

गई सामग्री पर निष्पक्ष रूप से  विचार किया है  कि सं बं धित कर्मचा री की उपयोगिता समाप्त हो गई है  या 

सार्वज निक से वा में  उसका बने  रहना उचित नहीं है ।यदि अदालत को पता चलता है  कि आदे श किसी सक्षम 

प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है ,  तो हस्तक्षे प के  लिए पर्या प्त औचित्य होगा। प्राधिकार की कमी के  

आधार पर से वानिवृ त्ति के  आदे श के  साथ।इसी प्रकार, जहां  न्यायालय यह पाता है  कि अनिवार्य  से वानिवृ त्ति की 

शक्ति का प्रयोग प्रासं गिक सामग्री पर विचार किए बिना किया गया है  या जहां  यह पाया जाता है  कि सक्षम 

प्राधिकारी ने  बाहरी कारकों पर भरोसा किया है  या अपने  दिमाग को लागू  नहीं किया है  या किसी ऐसे  निष्कर्ष  

पर पहुंचा है  कि कोई भी उचित व्यक्ति समान परिस्थितियों में  नहीं आया होगा,  तो न्यायालय समयपू र्व  

से वानिवृ त्ति के  आदे श को बाधित करने  में  उचित होगा।बाहरी  विचारों  के  लिए या  प्रासं गिक कारकों की 

अनदे खी करके  अनिवार्य  से वानिवृ त्ति की शक्ति का प्रयोग उचित रूप से  शक्ति के  प्रयोग के  रूप में  माना जा 

सकता है  जो न्यायालय द्वारा हस्तक्षे प को आमं त्रित करने  वाले  कानू न में  द्वे ष से  ग्रस्त है ।इसमें  कोई सं दे ह नहीं है  

कि न्यायालय एक अपीलीय प्राधिकरण के  रूप में  कार्य  नहीं करे गा और यह राय बनाने  के  उद्दे श्य से  सक्षम 

प्राधिकारी के  समक्ष रखी गई सामग्री का पु नर्मू ल्यां कन नहीं करे गा कि कर्मचा री को से वा में  रखा जाना चाहिए 

या नहीं,  ले किन यह न्यायालय का कर्तव्य  होगा कि वह इस तरह के  रिकॉर्ड  पर गौर करे  ताकि यह पता  

लगाया जा सके  कि सक्षम प्राधिकारी ने  प्रासं गिक विचारों पर निष्पक्ष रूप से  अपना दिमाग लगाया है  या 

नहीं।”

नियम, निर्दे श और ऊपर उल्लिखित विभिन्न न्यायिक उदाहरणों के  उपरोक्त विश्ले षण से  जो 

प्रस्ताव सामने  आते  हैं , वे  हैंः —



(a) किसी कर्मचा री की समयपू र्व  से वानिवृ त्ति का आदे श पारित होने  से  पहले  नियोक्ता को प्राकृ तिक न्याय 

के  सिद्धां तों का पालन करने  की आवश्यकता नहीं है  क्योंकि ऐसा आदे श दं डात्मक नहीं है  और यह 

कर्मचा री पर कोई कलं क नहीं लगाता है ।हालां कि, जहां  से वानिवृ त्ति का आदे श सजा के  उपाय के  रूप में  

पारित किया जाता है ,  नियोक्ता को प्राकृ तिक न्याय के  नियमों और सिद्धां तों के  अनु सार जां च करनी 

होती है ।

(b) एक कर्मचा री को से वानिवृ त्त करने  का निर्णय  सरकार/उपयु क्त प्राधिकारी द्वारा यह राय बनाने  पर 

लिया जाना है  कि एक सरकारी कर्मचा री को अनिवार्य  रूप से  से वानिवृ त्त करना सार्वज निक हित में  है ।

(c) यद्यपि से वा में  रखे  जाने  वाले  कर्मचा री की उपयोगिता और योग्यता के  बारे  में  सरकार की सं तु ष्टि 

व्यक्तिपरक है ,  ले किन इसका गठन प्रासं गिक कारकों पर वस्तु निष्ठ विचार के  आधार पर किया 

जाना चाहिए।

(d) सरकार या समिति,  जिसे  कर्मचा री के  अभिले ख का मू ल्यां कन करने  का कार्य  सौंपा गया है ,  को 

मामले  में  निर्णय  ले ने  से  पहले  से वा के  पू रे  अभिले ख पर विचार करना चाहिए,  ले किन कर्मचा री के  

अभिले ख और बाद के  वर्षों के  दौरान उसके  प्रदर्शन  को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।इस तरह से  

विचार किए जाने  वाले  रिकॉर्ड  में  के वल गोपनीय रिपोर्ट   (खराब के  साथ-साथ अच्छा) और दं ड, यदि 

कोई हो, की प्रविष्टियां  शामिल होंगी।

(e) यदि प्रतिकू ल रिपोर्टों,  यदि कोई हो,  पर विचार करने  के  बाद सरकारी कर्मचा री को उच्च पद पर 

पदोन्नत किया जाता है , तो ऐसी रिपोर्ट  अपनी पकड़ खो दें गी।यह सिद्धां त अधिक कठोरता के  साथ 

लागू  होगा जहां  पदोन्नति विशु द्ध रूप से  योग्यता पर आधारित है ।

(f) जहां  सरकार/उपयु क्त  प्राधिकारी  को  किसी  कर्मचा री  को  समय  से  पहले  से वानिवृ त्त  करने  का 

अधिकार दे ने  वाला नियम चु प है , वहां  सरकार समय से  पहले  से वानिवृ त्ति की शक्ति के  प्रयोग के  लिए 

दिशानिर्दे श  निर्धा रित  करने  वाले  प्रशासनिक  निर्दे श  जारी  कर  सकती  है ।समयपू र्व  

से वानिवृ त्ति/अनिवार्य  से वानिवृ त्ति के  लिए कर्मचा री के  मामले  पर विचार करते  समय इस तरह के  

दिशानिर्दे शों को ध्यान में  रखा जाना चाहिए, ले किन उन्हें  सरकार/उपयु क्त प्राधिकरण के  विवे क को 

नियं त्रित करने  के  रूप में  नहीं पढ़ा जा सकता है ।

(g) यदि पहले  के  वर्षों के  सं बं ध में  कर्मचा री के  रिकॉर्ड  में  औसत और इतनी अच्छी प्रविष्टियां  नहीं हैं , 

ले किन  बाद  के  वर्षों  में  उसके  प्रदर्शन   में  सकारात्मक  सु धार  दिखाई  दे ता  है ,  तो  पू र्व -परिपक्व 

से वानिवृ त्ति की शक्ति के  प्रयोग के  लिए कु छ ठोस कारण मौजू द होने  चाहिए।



(h) न्यायालय आम तौर पर अपीलीय प्राधिकारी के  रूप में  कर्मचा री के  से वा अभिले ख का मू ल्यां कन 

करके  शक्ति के  प्रामाणिक प्रयोग में  हस्तक्षे प नहीं करे गा, ले किन जहां  सरकार या उपयु क्त प्राधिकारी 

द्वारा शक्ति का प्रयोग ऐसी शक्ति के  प्रयोग को नियं त्रित करने  वाले  वै धानिक प्रावधानों के  उल्लं घन 

से  दूषित हो जाता है  या जहां  उपयु क्त प्राधिकारी वस्तु निष्ठ तरीके  से  कर्मचा री के  अभिले ख पर अपना 

दिमाग लगाने  में  विफल रहता है  या जहां  उपयु क्त प्राधिकारी भरोसा करके  कर्मचा री की उपयोगिता 

के  बारे  में  राय बनाता है । बाहरी कारकों पर, न्यायालय के  पास न के वल शक्ति है , बल्कि से वानिवृ त्ति 

के  आदे श को अमान्य करने  के  लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने  का कर्तव्य  भी है ।

(22) यदि हम उपरोक्त चर्चा  के  आलोक में  याचिकाकर्ता  के  मामले  की जां च करते  हैं ,  तो यह मानने  में  कोई 

कठिनाई नहीं है  कि याचिकाकर्ता  की से वा से  से वानिवृ त्ति के  लिए जां च समिति द्वारा की गई सिफारिशें  और 

प्रतिवादी सं ख्या 2 द्वारा पारित आदे श किसी भी कानू नी त्रु टि से  ग्रस्त नहीं हैं  जो न्यायालय द्वारा हस्तक्षे प की गारं टी 

दे ता है ।यह कोई सबू त न होने  का मामला या दिमाग का उपयोग न करने  या बाहरी सामग्री पर विचार करने  का 

मामला नहीं है ।इसमें  कोई सं दे ह नहीं है  कि वार्षि क गोपनीय रिपोर्टों में  कई प्रतिकू ल प्रविष्टियां  नहीं हैं ,  ले किन 

याचिकाकर्ता  द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के  विभिन्न कृ त्यों,  जिनके  लिए उन्हें  सक्षम प्राधिकारी द्वारा 

दं डित किया गया है ,  को समिति द्वारा यह राय बनाने  के  लिए उचित रूप से  विचार में  लिया गया है  कि से वा में  

उनका आगे  बने  रहना जनहित में  नहीं है ।सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दं ड के  आदे शों के  साथ एक "औसत से  कम" 

प्रविष्टि पर्या प्त सामग्री का गठन करती है  जिसके  आधार पर कोई भी सामान्य विवे क वाला व्यक्ति एक प्रामाणिक 

राय से  कह सकता है  कि याचिकाकर्ता  से वा में  बने  रहने  का हकदार नहीं है ।इसलिए, हम श्री हुड्डा से  सहमत नहीं हो 

पा रहे  हैं  कि विवादित आदे श मनमाना है  या दिमाग का उपयोग न करने  के  कारण इसे  दूषित किया जाता है । 

(23) याचिकाकर्ता  द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा उसके  स्थानां तरण पर रोक और विवादित कार्रवा ई को जोड़ने  का 

प्रयास हमारी मं जू री के  योग्य नहीं है ।यह तथ्य कि प्रतिवादी सं ख्या 2 द्वारा जाँ च समिति की सिफारिशों पर विवादित 

आदे श पारित किया गया है , दुर्भा वनापू र्ण  शक्ति प्रयोग की याचिका को नकारने  के  लिए पर्या प्त है ।इसके  अलावा,  

चूं कि प्रधान मु ख्य वन सं रक्षक को पार्टी प्रतिवादी के  रूप में  शामिल नहीं किया गया है ,  इसलिए उनके  खिलाफ 

वास्तव में  द्वे ष का कोई निष्कर्ष  दर्ज  नहीं किया जा सकता है । 

(24) याचिका का विचरण न करने  का एक और कारण है ,  अर्था त् ,  न्यायालय के  असाधारण और न्यायसं गत 

अधिकार  क्षे त्र  का  आह्वान  करते  हुए  याचिकाकर्ता  द्वारा  प्रदर्शि त  अत्यधिक  अपमानजनक  आचरण।उन्होंने  

जानबू झकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित सजा के  विभिन्न आदे शों के  सं दर्भ  से  परहे ज किया और यह कहते  हुए 

अपने  से वा रिकॉर्ड  की एक गु लाबी तस्वीर चित्रित करने  की कोशिश की कि उन्होंने  अपने  पू रे  से वा जीवन में  अच्छी 



रिपोर्ट  अर्जि त की है  और हाल के  दिनों की अपनी वार्षि क गोपनीय रिपोर्टों में  बहुत अच्छी और उत्कृ ष्ट टिप्पणी 

अर्जि त की है , ले किन इस तथ्य के  लिए कि प्रतिवादीगण ने  याचिकाकर्ता  के  से वा रिकॉर्ड  के  काले  पक्ष का खु लासा 

किया है ,  अदालत को यह विश्वास करने  के  लिए गु मराह किया जाएगा कि शक्ति का प्रयोग निहित है । प्रत्यर्थी 

सं ख्या  2  मनमाने पन  और  दुर्भा वना  से  दूषित है ।याचिकाकर्ता  के  विद्वान  वकील  यह  नहीं  समझा  सके  कि 

याचिकाकर्ता  ने  सजा के  आदे शों के  बारे  में  रिट याचिका में  उल्ले ख क्यों नहीं किया।इस मामले  में  किसी भी 

स्पष्टीकरण के  अभाव में , हम यह दे खने  के  लिए विवश हैं  कि याचिकाकर्ता  ने  दागी हाथों से  अदालत का दरवाजा 

खटखटाया है  और इसलिए, वह किसी भी अनु ग्रह के  योग्य नहीं है । 

(25) जय भगवान जै न बनाम हरियाणा राज्य विद्यु त बोर्ड , पं चकू ला, 1993  की सिविल रिट याचिका सं ख्या 

15448 में , इस न्यायालय की एक खं ड पीठ ने  न्याय के  शु द्ध स्रोत को प्रदूषित करने  के  लिए वादियों के  बीच 

बढ़ती प्रवृ त्ति पर ध्यान दिया और निम्नानु सार टिप्पणी कीः— 

“सत्य (सत्य) और अहिं सा (अहिं सा) जीवन के  दो बु नियादी मू ल्य हैं , जिन्हें  महावीर और महात्मा गां धी 

की इस भू मि में  सदियों से  पोषित किया गया है ।दुनिया के  अलग-अलग हिस्सों से  लोग जीवन के  इन 

बु नियादी सिद्धां तों को सीखने  के  लिए यहां  आते  हैं ।हालाँ कि, स्वतं त्रता के  बाद के  यु ग और विशे ष रूप से  

पिछले  दो दशकों में  जीवन के  इन दो बु नियादी मू ल्यों में  ते ज गिरावट दे खी गई है ।भौतिकवाद ने  पु राने  

लोकाचार को भारी कर दिया है  और व्यक्तिगत लाभ की खोज इतनी विशाल है  कि लोगों में  सच्चाई के  

लिए कोई सम्मान नहीं है ।न्यायालयों में  कार्यवा ही, जिन्हें  एक समय में  पवित्र माना जाता था और लोग 

न्यायालय में  सच बताना अपना कर्तव्य  मानते  थे , अब न्याय के  उद्दे श्यों को प्रदूषित करने  के  लिए पक्षों 

द्वारा किए गए प्रयासों से  दूषित हो गए हैं ।”

(26) जय भगवान जै न की रिट याचिका को खारिज करते  हुए अदालत ने  कहाः—

“सं विधान के  अनु च्छे द 226 या 136 के  तहत राहत मां गने  वाले  पक्ष का यह कर्तव्य  है  कि वह सभी तथ्यों का पू रा 

और स्पष्ट खु लासा करे  और यह निर्धा रित करने  के  लिए अदालत पर छोड़ दे  कि याचिकाकर्ता  को राहत दी 

जानी चाहिए या नहीं।याचिकाकर्ता  का यह भी कर्तव्य  है  कि वह याचिका दायर करने  से  पहले  मामले  के  पू र्ण  

तथ्यों का पता लगाने  के  लिए सभी प्रयास करे  और उसे  यह कहते  हुए नहीं सु ना जा सकता है  कि वह उससे  

सं बं धित तथ्यों से  अवगत नहीं है ।याचिकाकर्ता ओं को अपने  न्यायसं गत अधिकार क्षे त्र का प्रयोग करते  हुए 

न्यायालय से  राहत पाने  से  पहले  अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन  करना होगा।यह याचिकाकर्ता  को तय नहीं 



करना है  कि कौन से  तथ्य प्रासं गिक हैं  और कौन से  प्रासं गिक नहीं हैं ।याचिकाकर्ता  न्यायाधीश नहीं बन सकता 

है  

तथ्यों की प्रासं गिकता का प्रश्न।स्पष्ट और सीधे  तरीके  से  सभी तथ्यों का खु लासा न करने  पर अनिवार्य  रूप 

से  याचिका को खारिज कर दिया जाएगा।”

डिवीजन बें च ने  आगे  कहाः

“हम यह भी जोड़ सकते  हैं  कि एक याचिकाकर्ता  उस मामले  के  गु ण-दोष पर सु नवाई का 

हकदार नहीं होगा जहां  वह तथ्यों को छिपाने  या अदालत के  समक्ष गलत कथन करने  का 

दोषी पाया जाता है , के वल इस आधार पर कि अदालत द्वारा कोई स्थगन आदे श पारित नहीं 

किया गया है ।यह याद रखना चाहिए कि न्यायालय एक याचिका पर इस धारणा के  साथ 

विचार करता है  कि याचिका में  किए गए कथन सही और सही हैं ।दी गई स्थिति में , न्यायालय 

अंततः एक याचिका पर एकतरफा निर्णय  ले  सकता है  जहां  गै र-याचिकाकर्ता  नोटिस की 

से वा के  बावजू द उपस्थित नहीं होता है ।यदि कोई पक्ष न्यायालय से  तथ्यों को दबा दे ता है , तो 

ऐसा एकतरफा निर्णय  गलत या अधू रे  तथ्यों के  आधार पर दिया जा सकता है ।इसलिए, यह 

कहना कि याचिकाकर्ता  को कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है  या उसे  कोई लाभ नहीं मिला 

है ,  न्यायालय के  समक्ष तथ्यों को दबाने  या तथ्यों को गलत तरीके  से  बताने  के  आरोप का 

कोई जवाब नहीं है ।हमारी राय में ,  याचिका पर नोटिस जारी करना ही याचिकाकर्ता  द्वारा 

प्राप्त एक लाभ है ।यदि बाद में  यह पाया जाता है  कि याचिकाकर्ता  ने  न्यायालय को गु मराह 

किया है  या मामले  के  सही तथ्यों को छिपाकर नोटिस जारी करने  के  लिए उसे  राजी किया 

है , तो याचिका को खारिज करने  के  लिए पर्या प्त अधिकार क्षे त्र होगा।” 

(27)  रे क्स बनाम कें सिं गटन कमिश्नर9 में   एम.  आर.  ने  एक पक्षीय आवे दन में  एक पक्ष के  आचरण पर 

निम्नलिखित शब्दों में  टिप्पणी कीः— 

“एक पक्षीय आवे दन पर उबे र्रि मा फिडे स की आवश्यकता होती है , और जब तक कि यह स्थापित नहीं 

किया जा सकता है  कि यदि न्यायालय में  धोखाधड़ी जै सी कोई बात प्रचलित है ,  तो न्यायालय को 

मामले  के  गु ण-दोष में  नहीं जाना चाहिए, ले किन के वल यह कहना चाहिए कि आपने  जो किया है  उसके  

कारण हम आपके  आवे दन को नहीं सु नें गे ।” 

91917 (1) के . बी. 486



लॉर्ड  स्क्रू टन एल. जे . ने  कहाः

“इसमें  कई वर्षों से  न्यायालय का शासन है  और एक ऐसा है  जो यह बनाए रखना सबसे  महत्वपू र्ण  है  कि  "जब कोई 

आवे दक एक तरफा बयान पर राहत प्राप्त करने  के  लिए अदालत में  आता है  तो उसे  सभी भौतिक तथ्यों का पू र्ण  और 

निष्पक्ष खु लासा करना चाहिए, न कि कानू न। तथ्यों को पू री तरह से  और निष्पक्ष रूप से  बताना चाहिए और जिस दं ड के  

द्वारा न्यायालय उस दायित्व को लागू  करता है , वह यह है  कि उसे  पता चलता है  कि तथ्यों को पू री तरह से  और निष्पक्ष 

रूप से  कहा गया है , न्यायालय अपू र्ण  कथन के  विश्वास पर की गई किसी भी कार्रवा ई को दरकिनार कर दे गा।”

(28) आर बनाम चर्चवा र्डन्स 10, लॉर्डहे  टरले  ने  कहाः—

“एक विशे षाधिकार रिट पर विवे क के  कई मामले  उत्पन्न हो सकते  हैं  जो न्यायाधीशों को इसके  

अनु दान को रोकने  के  लिए प्रे रित कर सकते  हैं -मामले  (दे री से  सं बं धित या सं भवतः पक्षों के  

आचरण से  सं बं धित)।”

(29) रे ग. बनाम जर्लैं ड11, यह आयोजित किया गया थाः— 

“जहां  कोई प्रक्रिया ऋण से  न्यायसं गत है , वहां  न्यायालय उस आवे दन के  पक्ष में  अपने  विवे काधिकार 

का प्रयोग करने  से  इनकार कर दे गा जहां  आवे दन प्रामाणिक रूप से  वां छित पाया जाता है ।” 

(30) सर्वोच्च न्यायालय के  अधिपतियों ने  बार-बार वादी के  स्वच्छ हाथों से  न्यायालय जाने  की आवश्यकता पर 

जोर दिया है ।हरि नारायण बनाम बद्री दास12 में , सर्वोच्च न्यायालय ने  अपीलार्थी को के वल इस आधार पर दी गई अपील 

करने  की विशे ष अनु मति को रद्द कर दिया कि उसने  न्यायालय के  समक्ष गलत तथ्य दिए थे ।उस निर्णय  में  की गई कु छ 

टिप्पणियाँ  नीचे  दी गई हैंः — 

“यह अत्यं त महत्वपू र्ण  है  कि सं विधान के  अनु च्छे द  136  के  तहत किए गए विशे ष अवकाश के  लिए 

आवे दनों में  भौतिक बयान दे ने  और आधार निर्धा रित करने  में  इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि 

ऐसा कोई भी बयान न दिया जाए जो गलत, असत्य या भ्रामक हो।विशे ष अनु मति के  लिए आवे दनों के  

साथ समझौता करने  में , न्यायालय स्वाभाविक रूप से  याचिकाओं में  निहित तथ्यों और तथ्य के  आधारों 

के  बयानों को उनके  अंकित मू ल्य पर ले ता है  और ऐसे  बयान दे कर न्यायालय के  विश्वास को धोखा 

दे ना अनु चित होगा जो असत्य और भ्रामक हों। इस प्रकार यदि अपील की सु नवाई में  सर्वोच्च न्यायालय 

का समाधान हो जाता है  कि विशे ष अनु मति के  लिए अपने  आवे दन में  अपीलार्थी द्वारा दिए गए भौतिक 
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बयान गलत और भ्रामक हैं ,  और प्रतिवादी यह तर्क  दे ने  का हकदार है  कि सर्वोच्च न्यायालय विशे ष 

अनु मति के  लिए याचिका में  निहित तथ्यों के  गलत निरूपण के  रूप में  वर्णि त करता है ,  तो सर्वोच्च 

न्यायालय इस निष्कर्ष  पर आ सकता है  कि ऐसे  मामले  में  अपीलीय को दी गई विशे ष अनु मति को रद्द 

कर दिया जाना चाहिए।”

(31) वे लकम होटल और अन्य बनाम आंध्र प्रदे श राज्य और अन्य13और एस. पी. में  चें कलवरारा नायडू  (मृ त)  

बनाम एल. आर.एल. आर. और अन्य14 द्वारा जगन्नाथ (मृ त), उनके  प्रभु ओं ने  माना कि जो अदालत में  आता है  उसे  

साफ हाथों से  आना चाहिए और अदालत उस पक्ष को सु नने  से  इनकार कर दे गी जिसका आचरण अनु चित पाया 

जाता है ।बाद के  मामले  में , लॉर्डशि प्स ने  आगे  कहा कि जहां  अदालत में  धोखाधड़ी करके  एक प्रारं भिक डिक्री प्राप्त 

की गई थी,  क्योंकि दूसरी तरफ लाभ प्राप्त करने  के  लिए एक महत्वपू र्ण  दस्तावे ज को रोक दिया गया था ,  ऐसा 

करने  वाले  पक्ष को मु कदमे  के  किसी भी स्तर पर बाहर कर दिया जाना चाहिए। 

(32) जी. नारायणस्वामी रे ड्डी और एक अन्य बनाम कर्ना टक सरकार और एक अन्य15 मामले  में ,  सर्वोच्च 

न्यायालय ने  अपीलार्थी को राहत दे ने  से  इनकार कर दिया, जिसने  इस तथ्य को छिपाया था कि भू मि अधिग्रहण 

अधिकारी द्वारा भू मि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11-ए में  निर्दि ष्ट समय के  भीतर एक रिट याचिका में  पारित 

अंतरिम स्थगन आदे श के  कारण पु रस्कार नहीं दिया गया था,  विशे ष अनु मति याचिका को खारिज करते  हुए, 

सर्वोच्च न्यायालय के  उनके  लॉर्डशि प्स ने  कहाः— 

“दिलचस्प बात यह है  कि विशे ष अनु मति याचिका में  किसी भी स्थगन आदे श का कोई सं दर्भ  नहीं है  और 

हमें  इन आदे शों के  बारे  में  तभी पता चलता है  जब प्रतिवादीगण नोटिस के  जवाब में  उपस्थित होते  हैं  और 

अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करते  हैं ।हमारे  विचार में , उक्त अंतरिम आदे शों का उठाए गए प्रश्न पर 

सीधा असर पड़ता है  और इसका खु लासा न करना निश्चित रूप से  भौतिक तथ्यों को दबाने  के  बराबर 

है ।के वल इसी आधार पर विशे ष अनु मति याचिका खारिज की जा सकती है ।यह कानू न में  अच्छी तरह से  

स्थापित है  कि सं विधान के  अनु च्छे द 136 के  तहत राहत विवे काधीन और एक याचिकाकर्ता  है । जो इस 

तरह की राहत के  लिए इस न्यायालय को फटकार लगाता है , उसे  तथ्यों के  स्पष्ट और पू र्ण  प्रकटीकरण 

के  साथ आना चाहिए।यदि वह ऐसा करने  में  विफल रहता है  और भौतिक तथ्यों को दबाता है , तो उसका 

आवे दन खारिज किया जा सकता है ।हम तदनु सार विशे ष अनु मति याचिकाओं को खारिज करते  हैं ।”

13ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 1015
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(33) इस न्यायालय ने  एक पक्ष के  अपमानजनक आचरण को भी गं भीरता से  लिया है  और बड़ी सं ख्या में  

मामलों में  राहत दे ने  से  इनकार कर दिया है ।श्रीमती में । भू पिं दरपाल कौर बनाम वित्तीय आयु क्त (राजस्व) पं जाब16, 

एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने  अभिनिर्धा रित किया कि यदि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष  पर पहुंचता है  कि रिट 

दे ने  के  लिए आवे दन के  समर्थन  में  हलफनामा स्पष्ट नहीं था और तथ्यों को पू री तरह से  नहीं बताता है , ले किन या 

तो भौतिक तथ्यों को दबा दे ता है  या उन्हें  इस तरह से  कहा जाता है  कि न्यायालय को अपने  स्वयं  के  सं रक्षण के  

लिए और अपनी प्रक्रिया के  दुरुपयोग को रोकने  के  लिए, गु ण-दोष की जां च के  साथ आगे  बढ़ने  से  इनकार करना 

चाहिए और जहां  ऐसा कोई आचरण है  जो न्यायालय को धोखा दे ने  के  लिए गणना की जाती है , तो याचिका को 

उस छोटे  आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। 

(34) चिरं जी लाई और अन्य बनाम वित्तीय आयु क्त, हरियाणा और अन्य17 मामले  में ,  एक पीठ ने  भू पिं दरपाल 

कौर के  मामले  (उपरोक्त) में  की गई टिप्पणियों को मं जू री दी और कहा कि जहां  भौतिक तथ्यों का दुर्भा वनापू र्ण  

और सु नियोजित दमन किया गया है , जो यदि खु लासा किया जाता है , तो याचिकाकर्ता ओं को रिट अधिकार क्षे त्र 

के  तहत असाधारण उपचार के  लिए वं चित कर दिया जाता है  या किसी भी मामले  में  दावा की गई अंतरिम और 

अंतिम राहत दोनों पर गु ण-दोष को भौतिक रूप से  प्रभावित करता है , तो रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना 

चाहिए। 

(35) हर्भज न कौर बनाम पं जाब राज्य और अन्य18 मामले  में  एक खं ड पीठ ने  निम्नलिखित निर्णय  दियाः

“रिट याचिकाकर्ता ओं ने  अदालत का रुख करने  की कोशिश की है ।उन्होंने  सही तथ्यों को न्यायालय के  

ध्यान में  नहीं लाया और भौतिक तथ्यों को छिपाकर और रिट याचिका में  गं भीर रूप से  प्रभावित पक्ष 

को शामिल किए बिना हमसे  एक आदे श प्राप्त किया।वे  1986 से  पं जाब वक्फ बोर्ड  के  खिलाफ मु कदमा 

लड़ रहे  हैं , जै सा कि एक अवलोकन से  पता चलता है । याचिका सं ख्या 363 या $1986 (शाम सिं ह और 

एक अन्य बनाम पं जाब वक्फ बोर्ड )  में  पारित आदे श।उन्होंने  यह खु लासा नहीं किया कि जमीन के  

हस्तां तरण के  लिए उनके  आवे दन तहसीलदार  (बिक्री)  द्वारा खारिज कर दिए गए थे  और अपील पर, 

आदे शों की बिक्री आयु क्त द्वारा पु ष्टि की गई थी और बिक्री आयु क्त के  आदे शों के  खिलाफ अपील 

मु ख्य बिक्री आयु क्त के  समक्ष लं बित थी; कि पं जाब वक्फ बोर्ड  उनके  दावे  को चु नौती दे  रहा था और 

उन कार्यवा ही में  यह माना गया था कि पं जाब वक्फ बोर्ड  विवादित भू मि का मालिक था और यह कि 

16(1968) 70 पी एल आर 169
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न्यायिक कार्यवा ही श्रीमती.  कु लदिप कौर और उनके  पति ने  स्वीकार किया था कि पं जाब वक्फ बोर्ड  

विवादित भू मि का मालिक था।” 

(36) पवन कु मार बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य19 मामले  में , एक अन्य खं ड पीठ ने  कहा कि एक पक्ष जो 

सं विधान के  अनु च्छे द 226 के  तहत अपने  न्यायसं गत अधिकार क्षे त्र का प्रयोग करते  हुए उच्च न्यायालय से  राहत 

चाहता है , उसे  सभी प्रासं गिक तथ्यों का पू र्ण  प्रकटीकरण करना चाहिए।इसका आचरण बोर्ड  से  ऊपर होना चाहिए  

और किसी पक्ष द्वारा न्यायालय को गु मराह करने  का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। 

(37) ऊपर उल्लिखित निर्णयों  के  अनु पात को लागू  करके  और इस तथ्य को ध्यान में  रखते  हुए कि याचिकाकर्ता  

ने  जानबू झकर न्यायालय से  भौतिक तथ्यों को रोक दिया है ,  हम घोषणा करते  हैं  कि वह भारत के  सं विधान के  

अनु च्छे द 226 के  तहत किसी भी राहत का हकदार नहीं है ।

(38) ऊपर बताए गए कारणों से  रिट याचिका खारिज कर दी जाती है ।  8  सितं बर, 1998 को पारित अंतरिम 

आदे श तु रं त निरस्त किया जाता है  ।कल तक याचिकाकर्ता  को मु क्त करना प्रत्यर्थी सं ख्या 2 और उसके  अधीन 

काम करने  वाले  अधिकारियों का कर्तव्य  होगा।यह भी स्पष्ट किया गया है  कि याचिकाकर्ता  न्यायालय के  अंतरिम 

आदे श के  तहत अपने  द्वारा प्रदान की गई से वा का कोई लाभ प्राप्त करने  का हकदार नहीं होगा।हालाँ कि,  उस 

अवधि के  दौरान उसे  दिए गए वे तन और भत्तों की प्रतिवादीगण द्वारा वसू ली नहीं की जाएगी।

अस्वीकरण   :  

स्थानीय भाषा में  अनु वादित निर्णय  वादी के  सीमित उपयोग के  लिए है  ताकि यह अपनी भाषा में  इसे  समझ सके  

और किसी अन्य उद्दे श्य के  लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आपराधिक  

उदे श्यों के  लिए निर्णय  का अंग्रे ज़ी सं स्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्या न्वयन के  उद्दे श्य के  लिए  

उपयु क्त होगा।

हिमां शु  आर्य 

                  प्रशिक्षु  न्यायिक अधिकारी, हरियाणा 
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